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अनुच्छेद - 1 • प्रत्यापित करने का दायित्व 


प्रादेण 


नई दिल्ली, 10 दिसम्बर , 1993 


मा का नि 790 ( अ ) - - भारत गणराज्य की सरकार सथा मयान 
राज्य ग्रेट रिटेन और उारी प्रायरलैण्ड की सरकार के बीच प्रअर्पण 
माधि पर 22 सितम्बर , 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे और अन 
ममर्थन में दम्मायेलो झा 15 नवम्बर 1993 को नई दिल्ली में 
प्रादान- प्रदान किया गया था और उम मधि में निम्नलिखित का उपराध 
किया गया है । 


( 1 ) वोनो मनियामागे राज्यों में से प्रत्येक सविदाकारी राज्य 
इग मात का वचन लेता है कि वह इस मधि मे यिनिदिष्ट परिस्पितियो 
में मया शनों के अधीन ऐगे किमी भी व्यक्ति को दूसरे मविवा 
कारी राज्य को प्रत्यर्पित करेगा जो मन पद- दो मे यथाणित 
किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त हो प्रथया मिर -कोष हो जिसे उसने 
किसी एक राज्य के प्रदेश में किया हो और वह दूसरे राज्य के प्रदेश 
में पाया गया हो चाहे ऐमा अपराध इम मधि के प्रवृत्त होने में पूर्व 
अथवा उसके बाद किया गया हो । 


भारत गणगध की सग्यार तथा मयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और 

उनरी वायग्लाड की सरकार के बीच प्रत्यर्पण मधि 
भारत गणराज्य की मरकार और मयुक्त राज्य सेट प्रिटेन नया 
उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार , 

अपराधियो के पारस्परिक प्रत्यर्पण का भी प्रावधान करके माराध 
को रोकने मे वोनो वेशो के बीच महयोग को अपेक्षाहम अधिक प्रभावी 
बनाने की इच्छा से , 

इस बात को मानते हुए कि प्रात स्वाद को रोकने के लिए कोम 
कदम उठाने की मावश्यकता है , 


( 2 ) अनुरोधकर्मा राज्य के प्रवेश से बाहर अनुछेद- 2 में 
यथाणित प्रत्यर्पण गपगध के मबन में भी प्रत्यर्पण उम स्थिति 
में उपलब्ध होगा यदि उका सगध पर भरोधकर्ता राज्य का क्षेत्रा 
धिकार हो और यदि अनुरोध किए जाने बाने गज्य का तनुरूपी 
परिस्थितियों में क्षेत्राधिकार हो । ऐसी परिस्थितियो मे अनुरोध किया 
जाने वाला राज्य अपराध की गंभीरता गहित मामले को सभी परि 
म्थितियो पर विचार करेगा । 


( 3 ) छपके प्रनिमित प्रत्यर्पण अनुच्छेद 2 मे यथाणित प्रत्यर्पण 
अपराध के मन में उपलब्ध होगा 


( # ) यदि यह पागध अनुरोधकर्ता राज्य के राष्ट्रिक द्वारा 

क्सिी तोमरे राज्य में किया गया है और अनुरोधकर्ता राज्य 


नीचे लिखे अनुमा र महमन हुई है : 


2979GI / 93 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (6 ) ! 


अपना क्षेत्राधिकार अपराधी की राष्ट्रिना के संबंध में 
माधारित करता है और 


( ख ) यदि यह अपराध अनुगध प्राप्त राज्य में किया गया है , 

तो यह अपराध उम राज्य के कानन के तहत अपराध होगा 
जिमफ लिप कम से कम एक वर्ष की कैट की सजा दी 
जा सकती है । 


मनुक्छेद - दो : प्रत्यर्पण अपराध 

( 1 ) इस मंधि के प्रयोजनार्थ किमी प्रत्यर्पण अपराध में अभिप्राय 
किमी ऐगे अपराध में है जिसके लिए दोनों मंथिदाकारी राज्यों में में 
प्रत्येक के याननों के अधीन कम -से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए 
कद की मजा भी जा सकती हो । 


( 2 ) कोई भी अपराध इस बार के होते हुए भी कि उसका संबंध 
कगधान मे है अथवा गजस्व से है अथवा वह नितान्त गजग्य स्थाप 
फा है प्रत्यर्पण अपराध हो सकता है । 


( इ. ) हत्या ; 
( च ) नर-संहार अथवा भापराधिक नर , 
( छ ) हमना जिमका ध्यय बास्तविक शारीरिक क्षति पहुंचाना 

अथवा चोट पहुंचाना , दुर्भावना में घायल करना अयंत्रा 
गंभीर. शारीरिक भनि पहुंचाना लो चाहे , ऐमी कोई क्षति 
किमी हथियार , किमो हानिकारक पदार्थ में अथवा अन्याया 

पहुंचाई गई हो ; 
( न ) ऐमा कोई विस्फोट करना जिममे जीवन खतरे में पड़ने , 

अथवा गम्पत्ति को गंभीर भनि पहुंचने को प्राणका हो ; 
( स ) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई विस्फोटक पदार्थ बनाना 

अथवा उमको प्राा पा र जो सायं प्रथया विनी 

मरे व्यक्ति के गिा जीवन को बारे में डालने अथवा 

मम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने की मंशा रखता हो ; 
( अ ) ऐमे किमी व्यक्ति द्वारा अग्नि - गम्त्र अथवा गोला बाहद 

अपने कब्जे में रखना जो या नो बर्य पवा दूसरे व्यक्ति 

के जगिए जीवन को खतरे में डालने को मंगा रखना हो ; 
(ट ) किमी व्यक्ति द्वारा अपनी अथवा वूमरे व्यक्ति की गिरफ्तारी 

प्रथया नजरबंदी का प्रतिरोध करने अथवा उसे रोवाने मी 

मंशा से मिमी अग्नि - गम्ब का प्रयोग ; 
( 8 ) सार्वजनिक प्रथया अन्यथा उपयोग के लिए प्रयुक्न मम्पत्ति 

को क्षति पहुंचाना जिसका उद्देश्य जीवन को खतरे में डालना 
हो अथवा जिसमें इस बात की कतई परवाह न की गई हो 

कि उससे किमी अन्य व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ेगा 
( 1 ) अपहरण करना, अपहरण, मिथ्या रूप से केव करना अथवा 

गैर-कानूनी नगरबंदी जिसमें बंदी बनाना भी शामिल है ; 
( ) हत्या के लिए दुष्प्रेरित करना ; 


मनुच्छेद--तीन मामासिक अपराध 


इम संधि के अनुसार किसी भी प्रत्यर्पण अपराध के लिए इस 
बात के होते हुए भी कि नांछित व्यक्ति का माचरण अनुरोध किए 
जाने वाले राज्य में पूर्णतः अथवा अंशतः किया गया हो , उस स्थिति 
में प्रत्यर्पण उपलभ्य होगा यदि उम राज्य के कानून के अनमार 
ममग्र रूप मे उस व्यक्ति के उक्त प्रावरण अथवा उमके प्रभावों अथवा 
उसके पभीष्ट प्रभावों के बारे में यह समझा जाएगा कि यह अनुरोध 
कर्ता राज्य के प्रदेश में प्रत्यर्पण अपराध है । 


अनुच्छेद- चार : गष्ट्रिको का प्रत्यर्पण 


इस संधि में कोई भी पान अनुरोध किए जाने वाले राज्य को 
किसी प्रादेशिर अपराध अथवा प्रदेश से बाहर किए गए अपराध के 
संबंध में अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने में नहीं रोकी । 


अनुहोद- पांच : राजनैनिक अपराध से संबंधित अपवाव 


( ण ) आतंकवाद से संबद्ध अन्य ऐसा कोई पागध जो अनुरोध 
के ममय , अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के कानून के तहत राजनीतिक 
स्वरूप का अपराध न माना जाना हो ; 

( त ) उपर्युक्त अपराधों में में कोई प्रागध करने का प्रयास कारना , 
उसके लिए षष्यंत्र करना अथवा उसमे ऐसे व्यक्ति के सह-अपराधी 
के रूप में भागीदार होना जिगने ऐमा अपराध किया हो पषा करते 
का प्रयास किया हो । 


अनुच्छेद-.-. छह : गज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार का विस्तार 


( 1 ) यूनाईटिप किंगडम को सरकार हम बात का वचन लेती है 
कि वह यूनाईटिड किंगडम के कानून के तहत निम्नलिखित अपराधी 
में मे किमी भी अपराध को भारत में किया गया अपराध मानेगी : 


( 1 ) प्रत्यर्पण करने में उस स्थिति में मना किया जा सकता 
है यदि जिस अपगध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है यह 
राजनैतिक स्वरूप का हो । 

( 2 ) इम मंधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक 
स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा : 
( क ) वायुयान के गैर-कानूनी अभिग्रहण को रोकने के संबंध में दी 

हेग में 6 दिमभ्यर , 1970 को हस्ताक्षरार्थ रखे गए 

अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पाने वाला कोई अपराध ; 
( ख ) नागर विमानन सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों को 

रोकने के लिए मोन्द्रियन में 23 सितम्बर, 1971 को 
हस्ताक्षर के लिए रखे गए अभिसमय के विषय क्षेत्र के 

अंतर्गत आने वाला कोई अपराध ; 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय रूप में संरक्षित व्यक्तियों जिनमें गजनयिक 

अभिकर्ता भी शामिल हैं , के विरुर अपराधों को रोकने 
तथा उनके लिए बार देने के संबंध में न्यूयार्क में 14 
दिसम्बर, 1973 को हस्ताक्षर के लिए रख्ने गए अभिसमय 

के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध 
( घ ) बन्धक बनाने के खिलाफ पयार्क में 18 दिसम्बर, 1979 

को हस्ताक्षर के लिए रखे गये अन्तर्राष्ट्रीय अभिममय के 
विषय क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध ; 


से 


( क ) इम भंधि के अनुच्छेद-पांच में विनिर्दिष्ट प्रभिमभगों में 
किगो भी अभिममय के अन्तर्गत पाने वाला कोई अपराध ; 


( ख ) हत्या , मर-मंहार प्रथा आपराधिक नर-हत्या , व्यपहरण , 
अपहरण , मिथ्या बन्दीपारण अथवा गैरकानुनी नगरबंदी जिममें किमी 
को बंदी बनाना भी शामिल है । 


( ग ) इस मंधि के अनुच्छेद-पांच में यथाविनिर्दिष्ट कोई विस्फोट 
करने, विस्फोटक मनाने अथवा उन्हें अपने कम्जे में रखने अथवा अग्नि 
शम्स को अपने कब्जे में रखने मथवा उसका प्रयोग करने अथवा 
गोला-बारव को अपने कम्जे में रखने सेब कोई अपराध 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


अनुच्छेद - पाट : प्रत्यर्पण और अभियोजन 


(घ ) उपर्युक्त अपराधों में से किसी भी अपराध को करने का 
प्रयास करना अथवा उसमें सह- अपराधी के रूप में भागीदार होना । 

( 2) भारत सरकार यूनाईटिर किंगधम में किए जाने वाले अपराधी 
पर तदगुरूपी क्षेत्राधिकार स्थापित करने का वपन लेती है । 


( 1 ) अनुरोध किए जाने याला राज्य मापपंग के अनुरोध को 
उस स्थिति में नामंजूर कर सकता है यदि जिग व्यक्ति के लिए 
प्रत्यर्पण की मांग की गई हो उस पर उम गग्य के मायालयों में 
प्रत्यर्पण अपगध के लिए मुकदमा चलाया जा मकता हो । 


अनुच्छेद - सात : षड्यन, दुष्प्रेरणा तथा उसका प्रयाम करने से मंबस अपराव 


( 1 ) यूनाईटिड किंगडम में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए 
यूताईटेड किंगडम के कानून के अनुसार यह भी भाराव माना जाएगा , 


( 2 ) जहाँ अनुरोध किए जाने वाला राज्य इस अनुच्छेद के 
पैराग्राफ - 1 में दिए गए कारण से प्रत्यर्पण के अनुरोध का नामंजूर 
करता है वही वह अपने ममम प्राधिनग्यों को मामला प्रस्तुत करेगा 
ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके । बे प्राधिकारी उस राज्य 
के कानून के तहन गम्भीर स्वरा के किसी प्रवरार के मामले की तरह 
अपना निर्णय लेगे । 


( क ) निम्नलिग्विन अपराधों में से किसी अपराध के लिए भारत में 
षड्यंत्र करने का प्रयास अथवा अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित 
करता अथवा उसमें मह- अपराधी के रूप में भागीदारी , अपराध करना ; 


(i ) इस संधि के अनुच्छेद-पाच में विनिर्दिष्ट किसी भी अभिसमय 
के अन्तर्गत कोई भी अपराध ; 


( 3 ) यदि सक्षम प्राधिकारी अभियोजन नहीं चलाने का निर्णय 
लेते है तो ऐसे मामले में प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पर इम सधि के 
अनुसार पुन . विचार किया जाएगा । 


( ii ) हत्या , मर, संहार प्रमवा मापराधिक नर-हत्या , व्यपहरण , 
अपहरण, मिथ्या अन्दीकरण अथवा गैर-कानूनी नजरमंदी जिसमें किनी 
को बंधक बनाना भी शामिल है ; 


अनुमछेद --- नौ : प्रत्यर्पण नामंजन करने से संबद्ध प्राधार 


( 1 ) किसी व्यक्ति को उस स्थिति में प्रत्यापित नहीं किया जा 
सकेगा यदि : 


(iii ) मनुच्छेद -पांच में यथाविनिविष्ट किसी विस्फोट का निमित्त 
बनने, विस्फोटक सामग्री बनाने मपया अपने अधिकार में रखने , 
किमी माग्नेयास्त्र को अपने अधिकार में रखने अथवा उसका प्रयोग 
करने अथवा गोला-बारूद को अपने अधिकार में रखने से संबद अप 
राध 


( क ) वह अनुरोध किए जाने वाले राज्य का इस बारे में समाधान 
कर देता है कि उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध ( हालांकि जिसका 
उद्देश्य प्रत्यर्पण अपराध के लिए हो ) वास्तव में उसको जाति , 
धर्म , गष्ट्रिकता प्रथया राजनीतिक विचारधाराओं के कारण उस पर 
मुकदमा चलाने, उसे दण्ड देने के प्रयोजन से किया गया है। प्रथया 


( ख ) उन उ -पैराग्राफ (1 ) से ( iii ) में वर्णित कोई भी अपराध 
भारत में करने का षड्यन्न करना । 

( 2) भारत में रहने वाले किनी व्यक्ति के लिए भाग्न के कानून 
के अन्तर्गत यह अपराध माना जाएगा ; 


( ख ) वह अनुरोध किए जाने वाल गज्य का इस बारे मे समा 
धान कार देता है कि यदि उसे प्रत्यपिन कर विषा जाएगा तो उसकी 
जाति , धर्म , राष्ट्रिमना अथवा राजनीतिक विचारधाराओं के कारण उसके 
विधारण के दौरान उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है, अथवा 
उसे वहिन किया जा सकता है, न खन्द किया जा सकता है, अथवा 
उमफी घेपक्तिका बनवता को प्रतिबंधित किया जा सकता है ; अथवा 


( क ) निम्नलिखित अपराधों में से किनी प्रमगध के लिए यूनाईटिक 
किंगडम में पर्यत्र करने का प्रपाम अथवा अपराध को करने के लिए 
दुष्प्रेरित करना अथवा उममें मह-अपराधी के रूप में भागीदारी, अपराध 
करना ; 

( i ) इस संधि के अनुच्छेद- पचि में विनिदिष्ट किपी भी अभिमनब 
के अन्तर्गत कोई अपराध 


( ग ) यह अनुरोध किए जाने वाले गज्य का इस बारे में समाधान 
चार सयाता है कि मभी परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित कारणों 
से उसे प्रत्यर्पित करना प्रन्यायपूर्ण अथवा पीड़ादायक होगा : 


(i ) वह जिस अपराध का अभियुक्त है अथवा मिनदोष है वह 
अपराध तुच्छ स्वरूा का है ; अथवा 


(ii ) हत्या , नर-मंहार अथवा प्रापराधिक मर हपा, व्यपहरण , 
अपहरण ,मिमा बन्दीकरण प्रयथा गैर- कानूनी नजरबंशे जिसमें किसी को 
बंधक बनाना भी शामिल है ; 


( ii ) उम समय में जब मै उम पर यह प्रारोप है कि उसने इसे 
पिया है अथवा वह गैर-कानूनी रूप से भाग गया है जंगा भी मामला 
है ; अयवा 


( iii ) इस मंधि के अनुच्छेद -पांच में यथा-विनिविष्ट फिमी विस्फोट 
का निमित्त बनने, विस्फोटक सामग्री बनाने प्रयवा अपने अधिकार मे 
रखने, किसी प्राग्नेयास्त्र को अपने अधिकार में रखने प्रथमा प्रयोग में 
लाने अथवा गोला-बारूद को अपने अधिकार में रखने से संबस अपराध ; 


(iii ) उसके खिलाफ जो प्रारोप है उसे नेक निनि से न्याय के 
हिन को वृष्टिगत रखते हुए नहीं लगाया गया है। प्रथा 


( ख ) उमत उपपैग ( i ) से ( iii ) में पणित अपराधों में से किमी 
को भी यूनाईटिड किंगडम में करने का षड्यंत करना । 


( घ ) वह जिस अपराध का अभियुक्त अथवा मिखदोष है यह 
मैनिक अपराध जो सामान्य बाडिक कानून के तहन भी पाराध 
नहीं है । 


( 3 ) उपर्युक्त पैराग्राफ ( 1 ) ( ख ) और 2 ( स ) के प्रपोजन के 
लिए जैमा कि ऊपर कहा गया है, पड्यन करने को तभी अपराध 
माना जाएगा जबकि उस देश मे किनी पक्ति के लिए पायन करना 
या बैमा अपराध करना वहां के कानून के अन्तर्गत अपराध हो जहाँ 
पश्यंत करने का आरोप लगाया गया हो । 


( 2 ) किगी भी व्यक्ति को जिसे किसी प्रत्यर्पण अपराध का 
सिद्धनोष पाया गया है नत्र त प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका । जब 
नक उसे चार महीने अथवा उस अधिक की अवधि के लिये संद 
की सजा अथवा किमी भी अन्य रूप में नजरबंद करने की सज 
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अपवा अनुच्छेद-16 के अन्तर्गत रहते हुए मृत्य-वण्ड की सजा न दी 
गई हो । 

( 3 ) किमी भी व्यक्ति को उस स्थिति में प्रत्यर्पित नहीं किया जा 
सकता यदि उसे , वह अपराध करने के लिये जिसके संबंध में 
उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस पर अनुरोध किये जाने 
वाले राज्य के प्रदेश में मुकदमा चलाये जाने की स्थिति में यह 
अधिकार प्राप्त होगा कि वह पूर्व रिलाई प्रयवा दोषसिद्धी के संबंध 
में अनुरोध किये जाने वाले राज्य के कानून के फिमी नियम के तहत 
रिहाई का हकदार है । 


( क ) दोपसिड और समा का प्रमाण-पत्र ; 

( ख ) इस प्राशय का विवरण कि संबंधित व्यक्ति को दोगसिस 
प्रथया सजा पर आपत्ति उठान का अधिकार प्राप्त नहीं है और 
इस विवरण में यह भी बाया जाना चाहिये कि कितनी मजा अभी 
बाकी रहती है । 


( 5 ) ऐम पिसी सिरदोष व्यक्ति के संबंध में जो अपने विचारण 
के ममय उपस्थित नहीं था , उस व्यक्ति के बंध में ग अग म्छेद 
के पैरा ( 4 ) के प्रयोजनों के लिये यह मममा नाना चाहिये कि वह 
बह उस अपराध का अभियुक्त था जिसमें उसे मिसदोष पाया गया । 


( 6 ) यरि अनुरोध किये जाने याना राज्य यह समझना है कि 
धम मधि के प्रयोजनार्थ दिया जाने वाला माक्ष्य अथवा दी गई 
सूचना मनुरोध के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिये पर्याप्त नहीं 
है तो अतिरिका भाग्य प्रमा सूचना अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा 
अपेक्षित प्रधि के भीतर दी गोपेगी । 


अनुष्टोद - दम : अभ्यर्पण का स्थगन 

( 1 ) यदि याछिन पति के खिलाफ वांडिका कार्यवाही अनुरोध 
किये जाने वाले राज्य के प्रदेश में की जाती है प्रथया उसे दायिक 
कार्यवाही के परिणामतः कानूनन मजरबंद किया जाता है तो उसे 
प्रस्थापित करने अथवा प्रत्यापित न करने का निर्णय तम सक 
स्थगित कर दिया जायेगा जब तक पांडिक कार्यवाही पूरी न हो 
गई हो अथवा जब तक वह नजरबंदी से रिहा हो गया हो । 

( 2 ) किसी भी वांछित व्यक्ति को तब तक प्रत्यापित नहीं किया 
जायेगा जब तक : 

( क ) अनुरोध किये जाने वाले राज्य के कानून के अनगार यह 
निर्णय नहीं कर लिया जाता कि उसे प्रत्यर्पित किया जाता है ; और 

( ख ) उम राज्य के कानून द्वारा अपेक्षित अवधि की समाप्ति पर । 


अनुमछेद- बारह - अनन्तिम गिरफ्तारी 


( 1 ) तात्कालिक मामलों में वांछिा व्यक्ति को अनुरोध किये 
आने वाले राज्य के कानून के अनुमार अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम 
प्राधिकारियो के प्राबेदन पर अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किया जा 
सकता है । इम पायेवन में हम प्राशय का उल्लेख होना चाहिये कि 
उम व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है और गिरफ्तारी 
बारण्ट अथवा दोषसिव का विवरण होना चाहिये और यदि उपलब्ध 
हो तो उस व्यक्ति का विवरण और ऐसी कोई अन्य सूचना यदि 
कोई हो नो अनुरोध किये जाने वाले राज्य के प्रदेश में अपराध 
किये जाने वारे अयमा वाछिस व्यक्ति को दोप मिद्ध किये जाने 
के संबंध में गिरातारी वारण्ट को जारी करने की कार्यवाही को 
सायोषित ठहगने के लिये प्रावश्यक हो । 


( 2 ) एने सिमो प्रावेदन पर गिरनार किये गये किमा यकिन 
को उस स्थिति में उनकी गिरप्तारी की सारीख से 60 दिन के 
बाद रिा कर दिया जायेगा यषि उमके प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त 
महीं होगा । इस प्रावधान से यांछिन पति के प्रत्यर्पण के मबंध 
में और प्रागे कार्रवाई करने पर उस स्थिति में रोक नहीं लगती यदि 
ऐमा अनुरोध बाव में प्राप्त होता है । 


अनुच्छेद- -ग्यारह : प्रत्यर्पण क्रियाविधियां 

(1 ) इम मंधि के अनुच्छेद - 22 के प्रावधानों के प्रवीन रहते 
हुए प्रत्यर्पण के लिये अनुरोध राजनयिक माम से किया जायेगा । 

( 2 ) अनुरोध के माथ निम्नलिखित विवरण मंलग्न किये जायेगे : 

( क ) वाछित व्यक्ति का यथासंभव सही-सही विपरण और उसके 
साथ ऐसी कोई अन्य सूचना भी दी जाये जिसमे उसकी पहवान , 
उसकी राष्ट्रीयता और उसके पात्राम का पता लगाने में महायता 
मिले ; 

( ख ) प्राराम के जपों का विवरण जिसके लिये प्रत्यर्पण का 
अनुरोध किया गया हो ; और 

( ग ) कानून का पाठ, यदि कोई हो ; 
( 1 ) जिममें उम अपराध की परिभाषा की गई हो ; और 

(ii ) जिसमें उस अपराध के लिये प्रधिकतम दण्ड निर्धारित 
किया गया हो । 

( 3 ) यदि उक्त अनुरोध किमी पभिएका व्यकिा मे संबद्ध हो 
तो उसके साथ अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश में किमो न्यायाधीश, 
मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट 
भी साथ लगाया जाना चाहिये और यदि अपराध अनुरोध किये जाने 
वाले राज्य के प्रदेश में किया गया हो तो उस स्थिति में अनुरोध 
किये जाने वाले राज्य के कानून के अनुसार ऐसा कोई मान लगाया 
जाना चाहिये जो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध के 
प्राधार पर उसके विचारण को न्यायोधित ठहराना हो । इसके साथ 
साथ यह भी साध लगाना चाहिये जिससे यह साबित होता हो 
कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिससे गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित 


अनुच्छेद----तेरह : विशेष नियम 


( 1 ) ऐसे किसी भी व्यक्ति पर , जिसे इम मधि के अन्नर्गत 
अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश में वापस भेग दिया जाता है इस 
अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 2 ) में उल्लिखित अवधि के दौरान अनुरोधकत्ता 
राज्य के प्रदेश में ऐसे किसी अपराध के लिये अथवा उसके संबंध 
में मकवमा नहीं बनाया आ राकमा जा उस प्रोश में उसको वापसी से पहले 
किया गया हो सिपाय इसके कि : 


( क ) अपराध जिाके संबंध में उसकी वापसी को गई ; 


( ख ) ऐसा कोई अपगध जो उसको पापमो करवाने के प्रयोजनार्थ 
मयो द्वारा उद्घाटिन अपराध से अपेक्षाकृत कम साबित हो सिवाय 
उम अपराध के जिसके संबंध में उसको वापसी का मादेश कानूनी 
रूप से नही दिया जा सफा ; भया 

(ग ) ऐसा कोई अन्य अपराध गिमके संबंध में अनुरोध किया 
जाने वाला पक्ष उक्त व्यक्ति के संबंध में अपनी सहमति देदे सिवाय 
उस अपराध के जिगके संबंध में उसकी वापसी का आदेश कानूनी 
रूप से नही विषा जा सका मया वास्तव में दिया नहीं जायेगा । 


( 4 ) यदि अनुरोध पहले से किसी सिद्ध-बोष व्यक्ति अथवा 
सजायाफ्ता व्यक्ति से संबंधित हो तो उसके साथ निम्नलिखिन यस्तावेज 
लगाये जाने पाहिये । 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


[ भाग II - खण्ड ( i) ] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
- - - - - - - ... - -. - - - - 

( 2 ) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 1 ) में उल्लिखित अवधि अनुरोधकर्ता राज्य प्रनोध किए जाने वाले राज्य की प्रपेक्षानमार 
अनुरोधकता राज्य के प्रदेश में उसके पहुंचने के दिन से शुरू होगी पमा पर्यापा माभ्य नहीं दे सकता कि मृत्यु दा पर अमल नहीं किया 
प्रथया हम मंधि के अन्तर्गत उसकी वापसी के दिन से और उसकी जाए ।। । 
समाप्ति के 45 दिन के बाद परवर्ती अनुरोधफर्ता राज्य को 
छोड़ने का प्रथमर प्राप्त हुना हो । 

अनुच्छेद - सत्रह : प्रम्पर्पण 


( 1 ) यदि प्रपर्वग की इजाजा के वो जाती है तो वांछित 
पति को अनुरोध किए जाने वाले राज्य के प्राधिकारियों द्वारा 
अपने राज्य के प्रदेश से ऐसे सुविधाजनक रवानगी स्थल पर भेजा 
आएगा जिसका अनुगे प्रकर्ता राज्य न उल्लेख किया हो । 


( 3 ) छम अनन्छे क पैग ( 1 ) के प्रावधान इस सधि के 
अन्तर्गत किमी व्यक्ति का पापा के बाद किये गये प्रागधों अथवा 
ऐसे अपराधों से उठने याने मामलों पर लागू नहीं होंगे । 

( 4 ) किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पित 
नहीं किया जायेगा मियाग जगके कि मब उसे उम गम्य के प्रवेश 
को छोड़ने का अवसर दिया गया ही मि गज्य के पाम मे भेगा 
गया है लेकिन उसने अपनी अन्तिम रिहाई के 60 दिनों के भीतर 
ऐसा नहीं किया हो अथवा यह उस राज्य के प्रदेश को छोड़ देने 
के बाद उस प्रदेश में वापस लौटा हो । 


( 2 ) अनुरोधकर्ता राज्य वाछित व्यक्ति को अनुरोध किए 
जाने वाले राज्य के प्रवेश से एक महीने के भीतर अपवा अनुरोध 
किए जाने वाले राज्य के कानून द्वारा अनुमत अवधि के भीतर ले 

आएगा । यषि उमे उस अवधि के भीतर नहीं लाया जाता है तो अनुरोध 
किया जाने वाला राज्य उम अपराध के लिए वांछित स्यक्ति को 
प्रत्यर्पिन करने से मना कर मला है । 


अनुच्छेद - - चौवर . साक्ष्य 


अनुच्छेद --अठारह : सम्पमि का अभ्यर्पण 


( 1 ) अब प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया गया हो 
सो अनुरोध किया जाने वाला राज्य अनुरोध करने पर और जहाँ 
तक उमका कानून इसाजन सा हो अनुरोधकर्ता राज्य को सभी 
वस्था ( धनराशियों महित ) सौप देगा जो अपराध के साक्ष्य अथवा 
प्रमाण के रूप में काम आ मकता है । 


( 1 ) अनुरोध किये जाने वाले राज्य के प्राधिकारी प्रत्यर्पण की 
किमी कार्यवाही में शपथ अथवा प्रनिशान के जरिये लिये गये किमी 
साक्ष्य , किमी वारण्ट प्रथवा उसको किसी प्रमाणित प्रति और उसके 
किमी प्रमाण- पन्न प्रयवा न्यायिक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में 
स्वीपार करेगे जिसमें उसको बोपसिसि का विवरण दिया गया हो । 
यदि उसे निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणिा किया गया हो । 
( क ) ( 1 ) अनुरोधमार्ता राज्य के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट 

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित 
मारण्ट के मामले में अथवा प्रकाशित किमी मूल 

दस्तावेज के मामले में ; और 
( 2 ) कुछ माक्षियों को शपथ पर अपवा अनुरोधकर्मा राज्य 

के समधिप्त मंत्री को सरकारी मोहर लगी होने पर , 

अथवा 
( ख ) अनुरोध किये जाने वाले राज्य के फानून द्वारा अनुमत 
किसी अन्ग विधि से । 

( 2 ) पेरा ( 1 ) में लाया माम्म अनुरोध किये जाने वाले 
राज्य में मान्य होगा चाहे वह अनुरोधकार्ता राज्य में अथवा किसी 
तीसरे राज्य में शपथ अथवा प्रतिज्ञात हो । 


( 2 ) यदि प्रश्नगत वस्तुएं अनुरोध किए जाने वाले राज्य में 
अभिग्रहीत अथवा जब्त की जा सकती हो तो अनुरोध किया जाने 
वाला राज्य लम्बित पड़ी कार्रवाई के मिलसिले में उन्हें अस्थायी 
रूप से अपने पास रख सकता है प्रथया उन्हें इस शर्त पर सौंप 
सकता है कि वे उसे वापिस कर दी जाएंगी । 


( 3 ) में प्रावधान अनुरोध किए जाने वाले राज्य अथवा बांछित 
व्यक्ति से भिन्न किमी व्यक्ति के अधिकारों को दुष्प्रभावित नहीं 
करेंगे । जब ये अधिकार बहाल होंगे तो उक्त बस्तु अनुरोध किए 
जाने पर कार्यवाही समाप्त होते ही बिना किमी प्रभार के अनुरोध 
किए जाने वाले राज्य को वापम कर दी जाएंगी । 


अनुच्छेद - पन्द्रह : प्रतिस्पर्थी अनुरोध 


अनुभछेद - उन्नोम : प्रत्यर्पण में पारस्परिक कानूनी सहायता 


यदि एक ही व्यगित के प्रांग को मांग एक जैसे अपराध 
अथवा अलग-अलग प्रागों के प्राधार पर विज्ञाकारी राज्य तथा 
किसी ऐमे तीसरे राज्य जिसने असुरोध किा आने वाले राज्य के साथ 
प्रत्यर्पण व्यवस्था कर रखी हा , को आती है सो अनुरोध किए 
जाने वाला राज्य यह निश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को किस राय 
को प्रत्यर्पित किया जाए और वह राज्य मंषिवाकारी राज्य को तरजीह 
देने के लिए बाध्य महीं होगा । 


प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने- अपने काननों द्वारा दी गई अनमति 
की सीमा तक उग अपराध के संबंध में वाण्डिक मामलों में दूसरे 
को अधिक से अधिक सहायता देगा जिसके लिए प्रत्यार्पण का अनुरोध 
किया गया हो । 


अन नछेद - त्रीम : दस्तावेज तय । व्यय 


अनुच्छेद- सोलह : मृत्यु- यण्ड 


( 1 ) यदि किसी मामले विरोष में अनुरोध किया जाने वाला 
राज्य अपेभा करता हो तो अनुरोधफर्ना राज्य इस संधि के उपबंधों 
के अनुसार प्रस्तुत किए गए किसी भी वस्तावेज का अनुषार देगा । 


यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के तहत वांछिन व्यक्ति को 
ऐसे अपराध के लिए मृत्यु - दण्ड दिया जा सकता है जिसके लिए उसके 
प्रत्यर्पण की मांग की गई है लेकिन अनुरोध किए जाने वाले राज्य 
के कानून में इस प्रकार के मामले में मृत्यु दर को व्यवस्था नहीं 
हो तो प्रत्यार्पण करते से तब तक ईकार किया जा सकता है जब तक 


( 2 ) प्रत्यर्पण के अनुरोध 
राज्य के प्रदेश में हर वर्ष 
माएगा । 


की वजह से अनुरोध किए जाने पाले 
को उस राज्य द्वारा ही वहन किया 
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( 3 ) अनुरोध किया जाने वाला राज्य में सभी प्रबन्ध करेगा जो कि 

केन्द्रीय सरकार प्रत्यर्पण मधिनियम, 1962 ( 1962 का 34 ) की 
प्रत्यर्पण के अनुरोध से उत्पन्न किमो कापत्रहो में अनरोधकर्ता धारा 3 की डावारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राज्य के अभ्यावेदन के संबध मे अपक्षित हो । 

और अधिसूचना सा . का . नि . सं . 34( म ), गाराग्य 20 जनवरी, 

1972 को अधिकार करते हुए यह निदेश देती है कि उस मधिनियम 
मनुच्छेद- 21 : प्रादेशिक प्रवर्तन 

के उयध , अध्याय 3 से भिन्न, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 

से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और उसरी प्रायरलण्ड को लागू होंगे । 
( 1 ) यह संधि निम्नलिखित के संबंध में लागू होनी : 

[म . एल- 413/ 12/ 93 ] 
(क ) यू .के . के मामले में ( i ) ग्रेट ब्रिटन तथा उत्तरी प्रायरल 

गो . पी , श्रीनिवासा राव , मंयुका सचिष 
और ( ii ) किसी भी प्रवेश पर जिगर्क अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए 

और विधि सलाहकार 
युनाईटड किंगम जिम्मेवार हो तथा जिस पर संविधारी पक्षों के 
मीच पक्षों के आदान- प्रदान के जरिए हुई सहमति से इस संधि को 
विस्तारित किया गया हो ; और 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
( 4 ) भारत गणराज्यों पर और संविधाकारी राज्यों के प्रदेश 

ORDER 
से संबस सवों का अभिप्राय तदनुसार होगा । 

New Delhi , the 30th December, 1993 
( 1 ) इस संधि के प्रवर्तन को किसी ऐसे प्रवेश पर जिसके संबंध G. S. R. 790( E). - Whereas the Extradition Treaty 
में इस अनुच्छेद के पैर ( 1 ) के अनुसार इसका विस्तार किया गया हो between the Government of the Republic of India 
दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य राजनयिक 

and the Government of the United Kingdom of Great 

Brtain and Northern Ireland was signed on 22nd 
माध्यम के जरिए छह महीने का नोटिम देकर ममाप्त कर सकता 

September , 1992 and the instruments of ratification 
exchanged at New Delhi on 15th November, 1993 

and which Treaty provides as follows : 
( 3 ) इस मनु काठेव के पराग्राफ ( 1 ) के अनुसार जब तक किसी 
प्रवेश पर इस संधि का विस्तार न किया गया हो सब नफ भारत EXTRADITION TREATY BETWEEN THE 
गणराज्य तथा उस प्रदेश के बीच इम रूधि के प्रवर्तन से पर्व 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 

AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
मौजूष्ट प्रत्यर्पण को व्यवस्था बनी रहेगी । 

KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 

NORTHERN IRELAND 
अशुच्छेद- बाईस : माश्रित प्रवेश 

The Government of the Republic of India and 

the Government of the United Kingdom of Great 
किपी ऐसे पाराधी के प्रत्याण के लिए भारत गणराज्य का मरकार Britain and Northern Ireland ; 
की ओर से मारोध, जो ऐसे प्रदेशों में से किनो प्रदेश में पाया गया 
हो , जिन पर इस संधि के अमछेद- 21 के पैरा 1 के अनुसार यह संधि Desir ng to make more effective the cooperation 
विस्तारित की गई हो उस प्रदेश के गवर्नर प्रयवा अन्य सक्षम प्राधि 

of the two countries in the suppression of crime by 
कारी से किया जा सकता है, जो इस मयंध में निर्णय ले सकता है 

making further provision for the reciprocal extradi 

tion of offenders ; 
पयवा मामले को निर्णय के लिए यूनाइटेड किराडम की महामहिम 
की सरकार को भेज सकता है । 

Recognising that concrete steps are necessary to 

combat terror sm ; 
अनुच्छेद- तेईस : मनुसमर्थन और समाप्ति 

Have agreed as follows : 
( 1 ) यह मंधि प्रासमर्थन के अधीन होगी और पासमर्थन के 

Article 1 - Duty to Extradite. 
दस्तावेजों का आदान -प्रदान ( विनिर्दिष्ट नहीं ) में यथासंभव स्त्रोक्त किया ( 1) Each Contracting State undertakes to extra 
जाएगा । यह मंधि मनुसमर्थन के दस्तावेजों के प्रादान- प्रदान को तारीख dite to the other, in the circumstances and subject to 
से प्रवृत्त हो जाएगी । 

the conditions specified in this Treaty , any person 

who , being accused or convicted of an extradtion 
( २ ) दोनों मंविदाकारी राज्यों में से कोई भी मविदाकारी राज्य 

offence as described in Article 2 , committed within 
किसी भी समय इस संधि का राजनयिक माध्यम से दूसर संविदाकारी 

the territory of the one State , is found within the 

territory of the other State , whether such offence was 
राज्य को नोटिस देकर समाफ कर सकता है, और यदि इस प्रकार 

committed before or after the entry into force of 
का कोई नोटिस दिया जाता है तो यह मंधि ऐमें मोटिम की प्राप्ति this Treaty . 
से छह महीने बाद निष्प्रभावी हो जाएगी । 

(2 ) Extradition shall also be available in respect of 
___ जिरा के साक्ष्यस्वरूप प्रयोहारियों ने जिन्हें उनको अपन - अपनों 

an extradition offence as described in Article 2 
सरकारों ने दम पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकन किया है, committed outside the territory of the Requesting 
इस मधि पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । 

State but in respect of which it has jurisdiction if the 

Requested State would , in corresponding circum 
सिन्बिर, 1992 के माम बाइस दिन लन में हिन्दी और अग्रेमी stances, have jurisdiction over such an offence . In 
भाषाओं में दो प्रतियों में सेवार किरा गया । किसी का की दगा मे such circumstances the Requested State shall have 
मंग्रेजी पाठ पविभावी होगा । 

regard to all the circumstances of the case including 
the seriousness of the offence. 
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Hostages, opened for signature at New 

York on 18 December 1979 ; 
( e ) murder ; 


Hangers opened the signature at New 


(f) manslaughter or culpable homicide ; 

assault occasioning actual bodily harm , or 
causing mujury , malic ously wounding or 
inflicting grevious bodily harm whether by 
means of a weapon , a dangerous substances 
or otherwise ; 


(h ) the causing of an explosion likely to en 

danger life or cause serious damage to 
property ; 


the making or possession of an explosive 
substance by a person who intends cither 
himself or through another person to en 
danger 1 fe or cause serious damage to 
property ; 


( 3 ) In addition , extradit on shall be available for 
an cxtradition offence as described in Article 2 : 
(a ) if it is committed in a th rd State by a 

national of the Requesting State and the 
Requesting State bases its jurisdiction on 

the nationality of the offender; and 
(b ) if it occurred in the Requested State, it 

would be an offence under the law of that 
Sate punishable with imprisonment for 

a term of at least one year . 
Article 2 : Extradition Offences : 

( 1 ) An extradit on offence for the purposes of 
this Trcaty is constituted by conduct which under the 
laws of cach Contracting State is punishable by a 
term of imprisonment for a period of at least one 
year . 

(2 ) An offence may be an extradition offence 
notw thstanding that it relates to taxation or revenue 
or is one of a purely fiscal character . 
Article 3 : Composite Offences : 

Fxtradition shall be available in accordance with 
this Treaty for an extradition offence, notwithstanding 
that the conduct of the person sought occurred wholly 
or in part in the Requested State , it under the law of 
that State his conduct and its effects, or its intended 
effects , taken as a whole , would be regarded as cons 
tituting the commission of an extradition offence in 
the territory of the Request ng State . 
Article 4 : Extradition of Nationals : 

Nothing in this Treaty shall preclude the extradi 
tion by the Requested State of its nationals either 
in respect of a territorial offence or in respect of 
an extraterritorial offence. 
Article 5 : The Political Offence Exception ; 

( 1) Extradition may be refused if the offence of 
which it is requested is an offence of a political 
character . 


(1) the possession of a firearm or ammunition 

by a person who intends either himself 
or through another person to endanger 


life ; 


(k ) the use of a firearm by a person with intent 

to resist or prevent the arrest or detention 
of himself or another person ; 


damaging property whether used for publ s 
Litilities or otherwise with intent to en 
danger life or with reckless disregard as 
to whether the life of another would there 
by be endangered ; 


(m ) kidnapping , abduction , false imprisonment 

or unlawful detention , including the 

taking of a hostage ; 
(n ) incitement to murder; 


(0 ) any other offence related to terrorism which 

at the time of the request is , under the 
law of the Requested Party , not to be 
regarded as an offence of a political 
character ; 


(2 ) For the purposes of th s Treaty the following 
offences shall not be regarded as offences of a 
political character : 
(a ) an offence within the scope of the Conven 

tion for the Suppression of Unlawful 
Seizure of Aircraft, opened for signature at 

the Hague on 16 December 1970 ; 
(b ) an offence within the scope of the Conven 

t on for the Suppression of Unlawful Acts 
agajnst the Safety of Civil Aviation , opened 
for signature at Montreal on 23 Septem 
ber 1971 ; 


(p ) an attempt or conspiracy to commit any 

of the foregoing offences or participation 
as an accomplice of a person who com 
mits or attempts commit such an offence . 


Article 6 : Extension of Extraterr torial Jurisdiction : 


( 1 ) The Government of the United Kingdom 
undertakes to make it an offency under the law of 
the United Kingdom to commit in India any of the 
following offences : 


(a ) an offence under any of the Conventions 

specificd in article 5 of this Treaty; 


( c ) an offence within the scope of the Con 

vention on the Prevention and Punishment 
of Crimes against Interationally Protected 
Persons, including Diplomatic Agents, 
opened for signature at New York on 

14 December 1973 ; 
(d ) an offence within the scope of the Inter 

national Convention against the Taking of 


( b ) 


murder , manslaughter or culpable homicide , 
kidnapping, abduction , false imprisonment 
or unlawful detention including the taking 
of a hostage; 
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(c ) an offence relating to the causing of an ex 

(3 ) For the parposes of paragraphs ( 1) (b ) and (2 ) 
plosion , the making or possession of ex (b ) above , it shall be an offence to conspire as afure 
plosives , thc possession or use of a fire said only where it would be an offence under the 
arm or the possession of ammunition as law of the country in which the conspiracy is alleged 
specificd in Article 5 of this Treaty ; 

to take place for a person to conspire in that country 

in the commission in that country of such an offence . 
(d ) an attempt to comnit or participation as 

an accomplice in any of the foregoing Article 8 : Extradition and Prosecution 
offences . 

(1) The request for extradit on may be refused by 
(2 ) The Government of India undertakes to estab the Requested State if the person whose extradition 
lish corresponding jurisdiction over offences com is sought may be tried for the extradition offence in 
mitted in the United Kingdom . 

the courts of that State . 
Arlicle 7 : Offences of Conspiracy , Incitement and 

( 2 ) Where the Requested State refuses a request 
Attempt 

for extradition for the reason set out in paragraph 

1 of this Art cle , it shall submit the case to its com 
(1) It shall also be an offence under the law of the patent authorities so that prosecution may be consi 
United Kingdom for any person in the United dered . Those authorities shall take their decision in 
Kingdom 

the same manner as in the case of any offence of a 

serious naturc under the law of that State . 
( a) to attempt to commit in India , or incite , 

or participate as an accompl ce in , the ( 3 ) If the competent authorities decide not to 
commission in India of any of the follow prosecute in such a case , the request for extradition 
ing offences : 

shall be reconsidered in accordance with this Treaty . 
(i) an offence under any of the Conven Article 9 : Grounds for Refusal of Extradition . 
tions specified in Article 5 of this Trea ! y ; 

( 1) A person may not be extradited if : 
(ii) murder , manslaughter or culpable homi 
cide , kidnapping , abduction , false im 

(a ) he satisfies the Requested State that the 
prisonment or unlawful detention inclu 

request for his extradition ( though pur 
ding the taking of a hostage ; 

porting to be made on account of an ex 

tradition offence ) has in fact been made 
( ii ) an offence relating to the causing of an 

for the purpose of prosecuting or punishing 
explosion , the making or possession of 

him on account of his race , religion , 
explosives , the possession or use of a 

nationality or political opinions; or 
firearm or the possession of ammuni 
tion as specified in Article 5 ; 

(b ) he satisfies the Requested State that ho 

might, if extradited , be prejudiced at his 
(b ) to conspire to commit in India any offence 

trial or be punished , deta ned or restricted 
mentioned in sub -paragraphs (i) to ( ii) 

in his personal liberty , by reason of his 
above, 

race , religion , nationality or polit cal opi 

nions ; or 
(2 ) It shall be an offence under the law of India 
for any person in India , 

(c ) he satisfies the Requested State that it 

would , having regard to all the circum 
(a ) to attempt to commit in the United King 

stances, be unjust or oppressive to extra 
dom , or incite , or participate as an ac 

dite him by reason of : 
copmlice in , the commiss on in the United 

(i) the trivial nature of the offence of which 
Kingdom of any of the following offences : 

he is accused or was convicted ; or 


(i) an offence under any of the conventions 

specified in Article 5 of this Treaty : 


( ii ) the passage of time since he is alleged 

to have committed it or to have become 
unlawfully at large , as the case may be ; 


or 


(ii) murder, manslaughter or culpable hom 

cide, kidnapping, abduction , false impri 
sonment or unlawful detention including 
the taking of a hostage; 


( iii ) the accusation against him not having 

been made in good faith in the interests 

of justice ; or 
( d ) the offence of which he is acused or con 

victed is a military offence which is not 
also an offence under the general criminal 


(ii) an offence relating to the causing of an 

cxplosion , the making or possession of 
explosives, the possession or use of a 
firearm or the possession of ammunition 
as specificd in Article 5 ; 


law . 


(b ) to conspire to comm t in the United King 

dom any offence mentioned in sub 
paragraphs (i) to ( iii) above, 


(2 ) A person who has been convicted of an ex 
tradition offencc may not be extradited therefore 
unless he was sentenced to imprisonment or other 
form of detention for a period of four months or 
more or , subject to Article 16 , to the death penalty . 


tea Stocare inguinal prod 
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( 3 ) A person may not be extradited if he would , if (5 ) In relation to a convicted person who was not 
proceeded against in the territory of the Requested present at his trial , the person shall be treated for 
State for the offenco for which his extradition is re the purposes of paragraph (4 ) of this Article as if 
quested , be entitled to be d scharged under any ho had been accused of the offence of which he was 
rule of law of the Requested State relating to previous convicted . 
acquittal or conviction . 

(6 ) If the Requested State considers that the evi 
ARTICLE 10 : Postponement of Surrender 

dence produced or information supplied for the pur 

poses of this Treaty is not sufficient in order to 
( 1 ) If criminal proceedings against the person enable a decision to be taken as to the request , addi 
sought are inst tuted in the territory of the Reques tional evidence or information shall be submitted 
ted State , or he is lawfully detained in consequence within such time as the Requested State shall requiro . 
of criminal proceedings, the decision whether or not 
to extradite him may be postponed until the crimi ARTICLE 12 . Provisional Arrest 
nal proceedings have been completed or he is no 
longer detained 

( 1) In urgent cases the persoa sought may , in 

accordance with the law of the Requested State , be 
( 2 ) A person sought may not be extradited until 

provisionally airested on the application of the com 
( a ) it has been decided in accordance with the petent authorities of the Requesting State. The ap 

law of the Required State that lic is liable plication shall contain an indication of intention to 
to be extradited ; and 

request the extradition of that person and a state 

ment of the existence of a warrant of arrest or a con 
(b ) the expiration of any further period which viction against him , and , if available , his description 
may be required by the law of that State . and such further information , if any, as would 

be Lecessary to justify the issue of a warrant of ar 
ARTICLE 11 : Extradition Procedures 

rest had the offence been committed , or the person 

sought been convicted , in the territory of the Re 
(1 ) Subject to the provisions of Article 22 of this 

quested State . 
Treaty , the request for extradition shall be made 
through the diplomatic channel. 

(2 ) A person arrested upon such an application 
(2 ) The request shall be accompanied by : 

shall be set at l berty upon the expiration of 60 

days from the date of his arrest if a request for his 
(a ) as accurate a description as possible of the extradition shall not have been received . This pro 

person sought, together with any other in vision shall not prevent the institution of further 
formation which would help to establish proceedings for the extrad tion of the person sought 

h s identity , nationality , and residence ; if a request is subsequently received. 
(b ) a statement of the facts of the offence fot 

ARTICLF 13 : Rule of Speciality 
which extradition is requested , and 
(c) the text, if any, of the law : 

(1 ) Any person who is returned to the territory 
(i) defining that offence ; and 

of the Requesting State under this Treaty shall not , 

during the period described in paragraph ( 2 ) of this 
( ii) prescribing the maximum punishment for 

Article , be dealt with in the territory of the Request 
that offenco . 

ing State for or in respect of any offence committed 

before he was returned to that territory other than : 
(3 ) If the request relates to an accused person , It 
must also be accompanied by a warrant of arrest 

(a ) the offence in respect of which he was 
issued by a judge, magistrato or other competent 

returned ; 
authority in the territory of the Requesting State and 
by such ev dence as , according to the law of the Re 

any lesser offence disclosed by the facts 
quested State , would justify his committal for trial 

proved for the purposes of securing his 
if the offence had been committed in the territory of 

return other than an offence in relation to 
the Requested State , including evidence that tho 

which an order for his scturn could not 
person requested is the person to whom the warrant 

lawfully be made; or 
of arrest refers . 

any other offence in respect of which the 
(4 ) It the request relates to a person already con 

Requested Party may consent to his being 
victed and sentenced , it shall also be accompanied : 

dealt with other than an offence in rela 

tion to wh ch an order for his return could 
(a ) by a certificate of the conviction and sen 

not lawfully he made or would not in fact 
tence ; 

be made. 


(c ) 


by a statement that the person is not en 
titled to question the conviction or sen 
tence and showing how much of the seri 

tence has not been carried out. 
2979 GI/ 93 - - 2 


( 2) The period rcferred to in paragraph ( 1) of this 
Article is the perioul beginning with the day of his 
arr val in the territory of the Requesting State or his 
return under this Treaty and ending forty - five days 
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after the first subsequent day on which he has the ARTICLE 17 : Surrender 
opportunity to leave the territory of the Requesting 
State . 

(1) If extradition is granted , the person sought 

shall be sent by the authorities of the Requested 
(3 ) The provisions of paragraph ( 1 ) of this Article State to such convenient point of departure from the 
shall not apply to offences committed after the re territory of that State as the Requesting State shall 
turn of a person under this Treaty or matters aris indicate . 
ing in relation to such offences . 
( 4 ) A person shall not be re -extradited to a third 

(2 ) The Requesting State shall remove the person 
State , except when , having had an opportunity to 

sought from the torritory of the Requested State 
leave the territory of the State to which he has been 

within cne month or such longer per od as may bo 
surrendered , he has not done so within sixty days 

permitted under the law of the Requested Ştate . If 
of h s final discharge, or has returned to that terri 

he is not removed within that period , the Requested 
tory after having left it . 

Stato may refuse to extradite him for the same 

offence . 
ARTICLE 14 : Evidence 

ARTICLE 18 : Surrender of Property 
( 1) The authorities of the Requested State shall 
admit as evidence, in any proceedings for extradi ( 1 ) When a request for extradition is granted , the 
tion , any evidence taken on oath or by way of alfir Requested State shall , upon request and so far as 
mation , any warrant and any certificate of , or judi Tan Tayy allows, hand over to the Requesting State 
cial document stating the fact of, a conviction , if it articles ( including sums of inoney ) which may serve 
is authenticated : 

5 proof or evidence of the offence . 


(a ) (i) in the case of a warrant being signed , 

or in the case of any original document by 
being certified , by a judge , magistrate or 
other competent authority of the Request 
ing State; and 


( 2 ) If the articles in question are liable to serzuce 
or confiscation in the terr tory of the Requested 
State , the latter may , in connection with pending 
proceedings, temporarily retain them or hand them 
over on condition that they are returned . 


( ii ) either by oath of some witness or by 
being sealed with the official seal of the 
appropriate Minister of the Requesting 
State ; or 


(3 ) These provisions shall not prejud ce the rights 
of the Requested State or any person other than the 
person sought. When these rights exist che articles 
shall on request be returned to the Requested State 
without charge as soon as possible after the end 
of the proceedings . 


(b ) in such other manner as diay be permit 

ted by the law of the Requested State . 


ARTICLE 19 : Mulual Legal Assistance in Extradi 


tion 


(2 ) The evidence described in paragraph ( 1) shall 
be admissible in extradition proceedings in the Re 
quested State whether sworn or affirmed in the Re 
questing State or in some third State . 


ARTICLE 15 - Competing Requests 


Each Contracting State sball , to the extent per 
mitted by its law , afford the other the widest, mea 
sure of mutual assistance in criminal matters in con 
nection with the offence for which extradition has 
been requested , 


ARTICLE 20 : Documents and Expenses 


If extradition of the same person whether for the 
same offence or for different offences is requested 
by a Contracting State and a third State with which 
the Requested State has an extradit on arrangement, 
the Requested State shall determine to which State 
the person shall be extradited , and shall not be obli 
ged to give preference to the Contracting Stato . 


( 1 ) If in any particular case the Requested State 
so requires, the Request ng Statc shall supply a trans 
lation of any document submitted in accordance with 
the provisions of this Treaty , 


ARTICLE 16 : Capitol Punishment 


( 2 ) Expenses incurred in the tcrritory of the Re 
quested State by reason of the request for extradi 
tion shall be borne by that State . 


If under the law of the Requesting State the per 
son sought is liable to the death penalty for the 
oflence for which h s extradition is requested , but the 
law of the Requested State does not provide for the 
death penalty in a similar case, extradition may be 
refused unless the Requesting State gives such assu 
Tance a , the Requested State considers sufficient that 
the death penalty will not be carried out. 


(3 ) The Requested State shall make all the ar 
rangemen s wh ch shall be requisite with resncct to 
the representation of the Requesting State in any 
proceedings arising out of the request. 
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ARTICLE 21 . Territorial Application 


tu the Governor or other competent authority of that 
territory , who may take the decision himself or re 
fer the matter to Her Majesty s Government in the 
United Kingdom for their decision . 


( 1 ) This Treaty shall apply 
(a ) in relation to the United Kingdom : 
(i) To Great Britain and Northern Ireland : 

and 


ARTICLE 23 - Ratification and Term nation 


( 1 ) This Treaty shall be subject to ratification and 
the instruments of ratification shall be exchanged at 
New Delhi as soon as possible . It shall enter into 
force on the date of tbc exchange of instruments of 
ratification, 


To any territory for whose international 
relations the United Kingdom is respon 
sible and to which this Treaty shall 
have been extended by agreeinent bet 
ween the Contracting States in an Ex 

change of Notes; and 
(b ) to the Republic of India ; 
and references to the territory of a Contracting 
State shall be construed accordingly. 

(2 ) The appl cation of this Treaty to any terri 
tory , in respect of which exlension has been made in 
accordance with paragraph ( 1) of this Article , may 
be terminated by either Contracting State giving sir 
mocths notice to the other through the diplomatic 
channel. 


(2 ) Either of the Contracting States may termi 
nate this Treaty at any time by giving notice to the 
other through the diplomatic channel; and if such 
notice is given the Treaty shall cease to have effect 
six months after the receipt of the notice . 


( 3) Until the application of the Treaty shall huve 
been extended to a territory in accordance with para 
graph ( 1) of this Article , the cxtradition arrange 
ments between the Republic of India and that ter.. 
ritory subs sting prior to the entry into force of this 
Treaty shall continue to apply . 


In witness whicreof the undersigned being duly 
authorised thereto by their respective Governments . 
have signed this Treaty . 

Done in duplicate at London this the twenty 
second day of September, 1992 in the Hindi and 
English languages. In case of any doubt, the English 
text shall prevail . 

Now therefore , in exercise of the powers confer 
red by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Extradi 
tion Act, 1962 (34 of 1962) and in supersession of 
the notification G . S . R , No . 34 ( E ) dated 20th 
January 1972 , the Central Government hereby directs 
that the provisions of the said Act, other than Chap 
ter III , shall apply to United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland with effect from the 
date of publication of this notification . 


ARTICLE 22 : Dependent Territories 


A request on the part of the Government of the 
Republic of India for the extradition of an offender 
who is found in any of the territories to which th s 
Treaty has been extcnded in accordance with part 
graph ( 1 ) of Article 21 of this Treaty may be inade 
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